
 

 

भारत सरकार 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

लोक सभा 

अताराांककत प्रश्न सां. 3779    

17 मार्च, 2020 को उत्तर देने के ललए  

 

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएां  

 

3779. डॉ.सुजय किखे पाटील: 

 डॉ. श्रीकाांत एकनाथ कशांदे:  

 श्री. उन् मेश भैय्यासाहेब पाकटल:  

 श्री हेमन् त पाकटल:  

 श्री धैययशील सांभाजीराि माणे:  

 

क्या खाद्य प्रसांस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें गे लक : 

(क) आज की लतलि तक सरकार से अनुदान प्राप् त करने वाली खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओ ं की संख् या 

लकतनी हैं;   

(ख)  प्रधान मंत्री लकसान संपदा योजना के अंतगचत (पीएमकेएसवाई), 2017 से खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओ ं

के ललए कुल लकतनी रालश लवतररत की गई है;  

(ग) राष् ् र ीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत् यायन बोर्च द्वारा गैर-प्रत् यालयत खाद्य परीक्षण 

प्रयोगशालाओ ंकी संख् या लकतनी है लजन् हें पीएमकेएसवाई के अंतगचत अनुदान लमलता है;   

(घ)  लकतनी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं अभी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रालधकरण द्वारा अलधसूलर्त 

नही ंकी गई हैं जो पीएमकेएसवाई के अंतगचत संलवतररत अनुदान प्राप् त करती हैं; और  

(ड.)  मंत्रालय पीएमकेएसवाई के अंतगचत संलवतररत अप्रयुक् त अनुदानो ंको लकस प्रकार से वसूल करती है?  

 

 

उत्तर 

खाद्य प्रसांस्करण उद्योग राज्य मांत्री 

(श्री रामेश्वर तेली)   

 

(क): सरकार ने आज की तारीख तक 178 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओ ंको अनुदान सहायता का अनुमोदन 

लदया है ।  

(ख):  प्रधानमंत्री लकसान सम् पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतगचत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओ ंके ललए वर्च 

2017 से कुल 56.29 करोड़ रुपए की रालश संलवतररत की गई है ।  

(ग): पीएमकेएसवाई के अंतगचत लजन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओ ंने अनुदान सहायता प्राप् त की है उनमें से 27 

प्रयोगशालाओ ंको राष् ् र ीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत् यायन बोर्च (एनएबीएल) से प्रत् यायन प्राप् त नही ं

हुआ है ।   

(घ): पीएमकेएसवाई के अंतगचत लजन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओ ंने अनुदान सहायता प्राप् त की है उनमें से 33  

प्रयोगशालाओ ंको भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रालधकरण (एफएसएसएआई) द्वारा अलधसूलर्त नही ं लकया 

गया है ।    

(ड.): मंत्रालय, लनधाचररत प्रलिया का पालन करते हुए पररयोजना को रद्द करने की कारचवाई द्वारा पीएमकेएसवाई 

के अंतगचत संलवतररत लकए गए अप्रयुक् त अनुदानो ंकी वसूली करता है । इसके अलावा मंत्रालय, लवलधक कायच 

लवभाग के परामशच से लसलवल वाद फाइल करते हुए रालश की वसूली के ललए कानूनी कारचवाई करता है ।     

 

****** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


